भारत सरकार
खान मंत्रालय

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न सं. 1489

05  दिसम्‍बर, 2011 को उत्तर के लिए
राष्‍ट्रीय खनिज नीति 
1489.  श्री बलबंत उर्फ बाल आपटे:
 श्री अनिल माधव दवे:
क्‍या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या राष्‍ट्रीय खनिज नीति, खनन क्षेत्र से संबंधित गंभीर चिंताओं का समाधान करने में सफल रही है;  
(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 

(ग) क्‍या कुछ खनन इकाइयों में पर्यावरणी खतरों के दृष्‍टिगत न्‍यायालयों के निदेशों पर खनन कार्यों को रोक दिया गया था;  और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इन खनन इकाइयों के बंद होने से कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं ?
(उत्तर)
खान राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री दिनशा पटेल)
(क) और (ख) :  जी हां, राष्‍ट्रीय खनिज नीति,2008  अन्‍य बातों के साथ-साथ खनन क्षेत्र की निम्‍नलिखित गंभीर चिंताओं का समाधान करती है :-

i)
खनिज रियायतों के आबंटन में पारदर्शिता, रियायत प्रक्रिया में निर्बाधता और टेन्‍योर की सुरक्षा सुनश्‍िचित करके प्रौद्योगिकी और निवेश में गति लाने के लिए विनियामक उपायों की व्‍यवस्‍था;
ii)
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्‍यूरो और राज्‍य खनन और भूविज्ञान निदेशालयों को सशक्‍त करना;
iii)
स्‍थानीय आबादी के प्रति स्‍टेकहोल्‍डरों के अधिकारों को सुनिश्‍चित करते हुए सतत विकास ढांचा का विकास और उसे लागू करना और परिस्‍थितिकीय संतुलन को बनाने के लिए उचित उपायों द्वारा खनन क्रियाकलाप सहज रूप से चलते हैं; 
iv)
शून्‍य अपशिष्‍ट खनन के संवर्द्धन द्वारा उप-अधिकतम और अवैज्ञानिक खनन को 
       निरूत्‍साहित करना एवं रोकना । 
v) विस्‍तृत क्षेत्रों में गवेषण को प्रोत्‍साहन देने हेतु उच्‍च प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए नए रियायत उपायों का विकास करना । 
vi) छोटे निक्षेपों में वैज्ञानिक और निपुण तरीकों से खनन के लिए सामूहिक दृष्‍टिकोण का विकास करना । 
    राष्‍ट्रीय खनिज नीति, 2008 के अनुसार सरकार ने संसद में पेश करने के लिए मसौदा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक,2011 अनुमोदित किया है ।

(ग) और (घ) :   मुख्‍य खनिजों के लिए वर्तमान पट्टों की उपलब्‍ध सूचनाओं के अनुसार, पर्यावरणीय खतरों के कारण न्‍यायालय के निर्देशों द्वारा रोक गए खनन संबंधी खानों की संख्‍या और ऐसी रोक से प्रभावित श्रमिकों की संख्‍या नीचे दी गई है :-

	क्र.सं.
	राज्‍य का नाम

	खानों की संख्‍या

	प्रभावित श्रमिकों की संख्‍या
	विवरण


	1
	मध्‍य प्रदेश

	64

	698

	25 श्रमिकों को नियोजित करने वाली  खानों में दोबारा प्रचालन शुरू हो गया है ।   

	2.
	गोवा

	10

	161

	

	3.
	कर्नाटक

	142 

	40000(अनुमानित)
	

	4.
	राजस्‍थान

	157

	600*

	

	5.
	हरियाणा

	87

	3595 (अनंतिम)
	

	6.
	तमिलनाडु

	2

	16

	

	7.
	उत्तर प्रदेश

	12

	525

	


*केवल मुख्‍य खानों में नियोजित श्रमिकों को दर्शाता है ।  
